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भारत का संगिवधान, 1950,—अनुचे्छद 226—पंजाब भूगिम कबे्ज की सुरक्षा गिनयम, 1956—
गिन.6(3)—अपीलकता�ओं के गिहतपूव�क ने उनके पक्ष में  पंजीकृत उपहार गिवलेख के जरिरए भूगिम का
हस्तांतरण गिकया—भूगिम अगिधशेष घोगिषत—रिरकॉड� में अगिधशेष घोगिषत करने वाले आदेश से पहले भूगिम
की अल� स्वागिमत्व और कबे्ज का प्रदश�न—हस्तांतरणीयों को कोई सू�ना नही ंदी �ई—1956  के
गिनयमों के गिन.6(3)  में  प्रदान गिकया �या है गिक भूगिमस्वामी के अगिधशेष के्षत्र की गिनधा�रण के समय,
संबंगिधत व्यक्ति?यो ंको सू�ना देना अगिनवाय� है—प्राकृगितक न्याय के गिसद्धांतो ंका उलं्लघन—फॉम� 'एफ'
हस्तांतरणीयो ंको नही ंगिदया �या—अगिधशेष आदेश के क्तिखलाफ अपील दाक्तिखल करने की सीमा समय
फॉम�  'एफ' की प्राक्तिB से शुरू होती है—गिवलंब के आधार पर एकल न्यायाधीश द्वारा यागि�का खारिरज
करने का आदेश गिEकाऊ नही ंहै—अपील मंजूर।

यह माना �या गिक �ँूगिक अपीलकता�ओं के नाम राजस्व रिरकॉड� अर्थाा�त् जमाबंदी के वष� 1959-
60 में  15  मई, 1961 को अगिधशेष के्षत्र की घोषणा से पहले दज� हैं,  इसगिलए,  फॉम�  'एफ'  पर सू�ना
अपीलकता�ओं के गिलए अतं्यत आवश्यक र्थाी,  जो गिक हस्तांतरणीय/दानी रे्था। अपीलकता�ओं को फॉम�
'एफ'  पर सू�ना के गिबना,  अगिधशेष काय�वाही बागिधत हो �ई क्योंकिगिक सू�ना का प्रावधान अगिनवाय� है
और यहां तक गिक अपीलकता�ओं के गिपता और दादा की उपक्तिZर्थागित भी कानून की आवश्यकता का
पया�B अनुपालन नही ंहै।

(अनुचे्छद 20 और 21) 

इसके आ�े यह भी माना �या,  गिक सीमा समय के गिबंदु के संदभ� में,  एक बार जब हमने यह
मान गिलया गिक फॉम�  'एफ' पर सेवा अगिनवाय� है, जो गिक वत�मान अपीलकता�ओं को नही ंदी �ई है, तो
सीमा समय फॉम� 'एफ' की प्राक्तिB से शुरू हो�ा क्योंकिगिक उप-गिनयम (6) के तहत पारिरत आदेश के सार्था
फॉम� 'एफ' में गिववरण कलेक्टर का वास्तगिवक गिनण�य माना जाता है। 

(अनुचे्छद 22) 

एल.एन. वमा�, अपीलकता�ओ ंके गिलए अगिधव?ा।

एस.के. गिबश्नोई, डी.ए.जी. हरिरयाणा, प्रगितवागिदयो ंके गिलए।

राकेश कुमार जैन, न्यायाधीश। 



(1)  यह अपील  29  गिसतंबर,  2004  को पारिरत एकल न्यायाधीश द्वारा गिलक्तिखत यागि�का को
खारिरज करने वाले आदेश के गिवरुद्ध गिनदc किगिशत है, गिजसमें यागि�काकता�ओं ने 15 मई, 1961 (एनेक्स्�र
पी-1),  7  गिसतंबर,  1961 (एनेक्स्�र  पी-3),  8  जनवरी,  1963 (एनेक्स्�र  पी-4),  18  अपै्रल,  1983
(एनेक्स्�र  पी-7)  और  2  अ�स्त,  1983  (एनेक्स्�र  पी-9)  को  �ुनौती  दी  र्थाी  गिजसमें  गिजया  लाई,
अपीलकता�ओं के गिहतपूव�क, के हार्थाों में  34.14 (साधारण एकड़) के्षत्रफल को अगिधशेष घोगिषत गिकया
�या र्थाा और उसके द्वारा अपने पुत्र और पोते (वत�मान अपीलकता�) के पक्ष में की �ई भूगिम की उपहार
दान अवैध मानी �ई र्थाी। 

(2)  संके्षप में,  मामले के तथ्य यह हैं  गिक गिजया लाई अपीलकता�ओं के गिहतपूव�क  15  अपै्रल,
1953 को �ांव समानी भोलन, गिजला गिहसार की राजस्व संपगिk में  94.14 एकड़ कृगिष भूगिम के गिवगिशष्ट
स्वामी रे्था। अपीलकता�ओं के अनुसार,— 18 अपै्रल, 1957 को पंजीकृत उपहार गिवलेख के जरिरए, गिजया
लाई ने 58.67 एकड़ के्षत्रफल को अपने पुत्र करम �ंद और पोते भरत गिसंह को हस्तांतरिरत गिकया। 15
मई, 1961  के आदेश  (एनेक्स्�र पी-1)  में,  कलेक्टर अगिधशेष के्षत्र,  गिहसार,  ने  �ांव समानी  भोलन,
तहसील फतेहाबाद के तत्कालीन गिजला गिहसार में  34.14 (साधारण एकड़)  के्षत्रफल को अगिधशेष के
रूप में घोगिषत गिकया,  जैसा गिक आदेश के सार्था जुडे़ एपेंकिगिडक्स 'ए'  में  गिवसृ्तत है,  गिबना अपीलकता�ओं
(हस्तांतरणीयो)ं को कोई सू�ना गिदए और 18 अपै्रल, 1957 को गिजया लाई द्वारा उनके पक्ष में गिकए �ए
हस्तांतरण को अनदेखा करते हुए। 15 मई, 1961 की तारीख का आदेश (अनुलग्नक P-1) गिजया लाई
ने अपील के माध्यम से �ुनौती दी, गिजस पर उkरदाता संख्या 4 ने — अपने आदेश गिदनांक 7 गिसतंबर,
1961 (अनुलग्नक P3) के द्वारा आंगिशक रूप से स्वीकार करते हुए इसे वापस कलेक्टर अगिधशेष के्षत्र
को भेजने का गिनदcश गिदया, तागिक गिजया लाई को उनकी पसंद का अनुमेय के्षत्र �ुनने की अनुमगित दी जा
सके। उसके बाद, कलेक्टर के समक्ष प्रगिsया �ल रही र्थाी, इस दौरान अगिधशेष के्षत्र का मामला गिजया
लाई या संबंगिधत हस्तांतरणकता�/अपीलकता�ओं को कोई सू�ना गिदए गिबना पंजाब के गिवशेष कलेक्टर
को हस्तांतरिरत कर गिदया �या। पंजाब के गिवशेष कलेक्टर ने—अपने आदेश गिदनांक 8 जनवरी, 1963
(अनुबंध  P-4)  में  मामले को रिरकॉड�  में  रखते हुए यह देखा गिक गिजया लाई को सू�ना दी �ई र्थाी,
हालांगिक,  आयु? /  प्रगितवादी संख्या  3  द्वारा गिदए �ए गिवगिशष्ट गिनदcश,—गिव�ाराधीन आदेश गिदनांक  7
गिसतंबर,  1961 (अनुबंध  P-3)  पर गिव�ार नही ं गिकया  �या र्थाा।  अपीलकता�ओं  के  अनुसार,  उन्हें  8
जनवरी, 1963 (अनुबंध P-4) के आदेश पारिरत होने तक गिकसी भी स्तर पर अगिधशेष के्षत्र की काय�वाही
की सू�ना नही ंर्थाी और उन्होंकिने पहली बार गिजया लाई के अगिधशेष के्षत्र के मामले के गिनण�य के बारे में
11 मा��, 1983 को जाना। प्रगितगिलगिप के गिलए 11 मा��, 1983 को ही आवेदन गिकया �या और अपील
(अनुबंध P-5) के सार्था-सार्था गिवलंब की माफी के गिलए धारा 5 के तहत एक आवेदन प्रसु्तत गिकया �या।
आयु? ने—अपने आदेश गिदनांक 18 अपै्रल, 1983 (अनुबंध P-7) में अपील को खारिरज करते हुए यह
देखा गिक "यह गिवश्वास नही ंगिकया जा सकता गिक यागि�काकता�ओ ंको इस आदेश का पता नही ंर्थाा।" 

(3) आयु? के आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकता�ओं ने गिवkीय आयु? के समक्ष पुनरीक्षण
(अनुबंध P-8) प्रसु्तत गिकया लेगिकन उसे भी वही भाग्य प्राB हुआ क्योंकिगिक उसे भी—आदेश गिदनांक 2
अ�स्त, 1983 (अनुबंध  P-9)  में  खारिरज कर गिदया �या गिजसके फलस्वरूप उपरो? रिरE यागि�का
दायर की �ई गिजसमें आदेश गिदनांक 15 मई, 1961 (अनुबंध P-1), 7 गिसतंबर, 1961 (अनुबंध P-3), 8
जनवरी, 1963 (अनुबंध P-4) 18 अपै्रल, 1983 (अनुबंध P-7) और 2 अ�स्त, 1983 (अनुबंध P-9) को
�ुनौती दी �ई र्थाी। सीखे हुए एकल न्यायाधीश ने—अपने आदेश गिदनांक 29 गिसतंबर, 2004 में गिवलंब
के आधार पर मुख्यतः रिरE यागि�का को खारिरज कर गिदया। 

(4) इस अपील की सू�ना पर, प्रगितवादी-हरिरयाणा राज्य ने उपक्तिZर्थागित दज� की है। स्वीकृगित के
समय, यह आदेश गिदया �या र्थाा गिक गिवषय�त भूगिम की प्रकृगित, शीष�क और कब्जा के संबंध में क्तिZर्थागित
को बनाए रखा जाए�ा। 



(5) अपीलकता�ओं के वकील ने प्रसु्तत गिकया है गिक प्रश्न की �ई भूगिम अब तक उपयो� में नही ं
आई है और उनके कबे्ज में है, गिजस तथ्य को प्रगितवागिदयो ंके वकील द्वारा गिवरोध नही ंगिकया �या है।

(6) सुनवाई के दौरान, पक्षो ंके वकीलो ंसे कहा �या गिक वे संबंगिधत कानून के सार्था गिलक्तिखत तक�
प्रसु्तत करें । इसके अनुसार,  अपीलकता�ओं के वकील ने गिलक्तिखत तक�  और मामले का कानून प्रसु्तत
गिकया है। (7) अपीलकता�ओं के वकील ने तक�  गिदया है गिक 15 मई, 1961 (अनुलग्नक P-1), 7 गिसतंबर,
1961 (अनुलग्नक P-3), 8 जनवरी, 1963 (अनुलग्नक P-4), 18 अपै्रल, 1983 (अनुलग्नक P-7) और 2
अ�स्त, 1983 (अनुलग्नक P-9) के आदेश हस्तांतरणकता�/ अपीलकता�ओं को सू�ना न देने के कारण
दोषपूण� हैं। उन्होंकिने बताया गिक गिजया लाई ने 18 अपै्रल, 1957 को उनकी 58.67 एकड़ भूगिम उपहार के
रूप में अपीलकता�ओं को हस्तांतरिरत की र्थाी,  गिजन्हें राजस्व रिरकॉड�  में उसके कबे्ज वाले मागिलकों के
रूप में दज� गिकया �या र्थाा। उन्होंकिने न्यायालय का ध्यान रिरकॉड�  पर उपलब्ध साक्ष्य अनुलग्नक P10 की
ओर खी�ंा, जो वष�  1959-60 के गिलए एक जमाबंदी है गिजसमें अपीलकता� उन्हें गिजया लाई से उपहार
के रूप में प्राB भूगिम के 1/2 गिहसे्स के मागिलक के रूप में कब्जा करने वाले और समेकन के बाद नए
नंबरों के सार्था दज� गिकए �ए हैं। उन्होंकिने दस्तावेज़ (अनुलग्नक P-II)  की ओर भी संकेत गिकया, जो वष�
1959-60 के गिलए एक जमाबंदी है जो उपहार के बाद गिजया लाई के सार्था रह �ई भूगिम से संबंगिधत है,
गिजसमें वह स्वयं की खेती के नए क्षमता के रूप में दशा�या �या है। 

(8) अपीलकता�ओं के वकील ने तक�  गिदया है गिक उन्हें न तो कलेक्टर, अगिधशेष के्षत्र और न ही
गिवशेष कलेक्टर द्वारा उन्हें उपहार के रूप में दी �ई भूगिम को अगिधशेष घोगिषत करने से पहले कोई
सू�ना  जारी  की  �ई र्थाी।  उन्होंकिने  प्रसु्तत गिकया  है  गिक एक बडे़  भूस्वामी  से  हस्तांतरिरत होने  वाला
प्राBकता� भूगिम को अगिधशेष घोगिषत करने के संबंध में गिकसी भी आदेश के पारिरत होने से पहले सुनवाई
के गिलए पात्र है और गिबना सू�ना के आदेश एक शून्यता है। इस संबंध में,  उन्होंकिने इस न्यायालय के
गिवगिभन्न गिनण�यो ंपर भरोसा गिकया है जैसे गिक हरदेव गिसंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1),
एस. बलवंत गिसंह �ोपड़ा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2) धरम वीर बनाम गिवkीय आयु?,
हरिरयाणा और अन्य (3) और देस राज और अन्य बनाम �नान माई नेवर और अन्य, (4) तक�  देने के
गिलए गिक पंजाब भूगिम सुरक्षा गिनयम, 1956 (संगिक्षB में  'गिनयम') के गिनयम 6 उप-गिनयम 3 के अनुसार,
भूस्वामी के अगिधशेष के्षत्र की गिनधा�रण के समय,  रुगि� रखने वाले व्यक्ति?यों को सू�ना अगिनवाय�  है।
राजस्व रिरकॉड�  में  गिदखाई देने  वाले  व्यक्ति?यों को सू�ना जारी  की जानी  �ागिहए। रुगि� रखने वाले
व्यक्ति?यो ंको सू�ना का अभाव पूरी काय�वाही को दोषपूण� बना दे�ा।

(9) इन गिनण�यो ंके आधार पर, अपीलकता�ओं के वकील ने तक�  गिदया है गिक �ंूगिक वे हस्तांतरण
प्राBकता� हैं, उन्हें गिनयम 6 (3) के तहत एक सू�ना का हकदार र्थाा क्योंकिगिक उनके नाम राजस्व रिरकॉड�
(अनुलग्नक  P-10)  में  दज�  हैं।  यह आ�े तक�  गिदया �या है गिक उन्हें  सू�ना न गिदए जाने से,  संपूण�
काय�वाही दोषपूण� हो �ई है।

(10) अपीलकता�ओ ंके वकील ने यह भी उजा�र गिकया है गिक 'ऑडी अले्टरम पाEcम' प्राकृगितक
न्याय का अगिभन्न अं� है, गिजसे उलं्लघन नही ंगिकया जा सकता है। उन्होंकिने यहां तक कहा है गिक उनके
गिपता की उपक्तिZर्थागित से भी सू�ना देने की आवश्यकता समाB नही ंहोती है। इस संदभ�  में,  उन्होंकिने
ज�रूप गिसंह गि�ल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5), राम �ोपाल और अन्य बनाम पंजाब
राज्य और अन्य (6) और इंद्राज गिसंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (7) पर गिनभ�रता व्य?



की है तागिक यह कह सकें  गिक सुनवाई अगिनवाय� है और गिकसी प्रगिsया में गिपता की उपक्तिZर्थागित होने पर
भी हस्तांतरण प्राBकता� को सू�ना देना आवश्यक है।

(11) श्री एल.एन.  वमा�,  अपीलकता�ओं के वकील, ने एकल न्यायाधीश के गिनष्कष� को �ुनौती
देते हुए कहा गिक रिरE यागि�का को केवल देरी के आधार पर खारिरज कर गिदया �या र्थाा। यह तक�  गिदया
�या है गिक अगिधशेष के आदेश के क्तिखलाफ अपील दायर करने की सीमा,  प्रपत्र ‘एफ’ की सेवा की
तारीख से शुरू होती है,  न गिक आदेश की तारीख से,  यहां तक गिक यगिद जमीन का मागिलक आदेश
घोगिषत होने पर उपक्तिZर्थात हो,  क्योंकिगिक कलेक्टर का आदेश और प्रपत्र ‘एफ’ में बयान गिमलकर जमीन
मागिलक को प्रभागिवत करने वाले कलेक्टर के वास्तगिवक गिनण�य को बनाते हैं और �ंूगिक प्रपत्र ‘एफ’ कभी
भी अपीलकता�ओं पर सेवा नही ंगिकया �या र्थाा, इसगिलए, उन पर देरी का कोई आरोप नही ंल�ाया जा
सकता है। इस संदभ� में, उन्होंकिने वीर गिसंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (8), Eेक राम बनाम हरिरयाणा
राज्य और अन्य (9), भारत स्टा�� और केगिमकल्स गिलगिमEेड बनाम हरिरयाणा राज्य और अन्य (10) पर
भरोसा गिकया है,

(12) वैकक्ति�क रूप से, उन्होंकिने प्रसु्तत गिकया है गिक एक पक्षीय आदेश के क्तिखलाफ अपील की
शुरुआत आदेश की तारीख से नही ंबक्ति� ज्ञान की तारीख से होती है और इसे प्रमागिणत करने के गिलए
�ं�ा राम बनाम गिवkीय आयु? (राजस्व) हरिरयाणा और अन्य (11) का हवाला गिदया है।

(13) अपीलकता�ओ ंके अगिधव?ा ने हमारा ध्यान एकल न्यायाधीश की उन गिEप्पगिणयो ंकी ओर
खी�ंा गिजन्हें वह �लत तरीके से दज� गिकया �या कहते हुए यह दावा करते हैं गिक न तो अपीलकता�ओ ंके
दावे की जां� कलेक्टर द्वारा की �ई र्थाी और न ही यह कहा जा सकता है गिक अपीलकता�  15  मई,
1961 के आदेश (एनेक्स्�र पी-1) के बारे में जानते रे्था। 

(14) श्री एल.एन. वमा�, अपीलकता�ओं के गिलए अगिधव?ा ने यह भी जोर देकर कहा गिक गिवशेष
कलेक्टर प्रगितवादी  संख्या  6,  रिरमांड आदेश से  बाध्य रे्था,—जैसा  गिक  7  गिसतंबर,  1961  के  आदेश
(एनेक्स्�र पी-3) में गिकया �या र्थाा जो गिक नही ंगिकया �या है और यह इंगि�त गिकया �या है गिक यह श्री
�ुरु गं्रर्था सागिहब नानकसर, पट्टी बीर गिसंह बहादुर बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (12) मामले में गिदए �ए
गिनण�य की दृगिष्ट में एक अवैधता है। 

(15)  अंत में,  यह दावा गिकया �या है गिक  30  जुलाई, 1958  से पहले अपने अनुमगित योग्य
के्षत्रफल से अगिधक बडे़ भू-स्वामी द्वारा गिकए �ए सभी हस्तांतरण हरिरयाणा भूगिम पर अगिधकार की सीमा
अगिधगिनयम, 1972 (संके्षप में, "हरिरयाणा अगिधगिनयम") की धारा 8(1)(ए) का उत्पादन आनंद लेते हैं, �ाहे
उसका हस्तांतरणी और हस्तांतरण के तरीके से कोई संबंध हो और बाद में अगिधशेष घोगिषत गिकया �या
हस्तांतरिरत के्षत्र, राज्य सरकार में धारा 12 (3) के तहत वेस्ट नही ंहो�ा तागिक हरिरयाणा अगिधगिनयम के
तहत बनाई �ई उपयोगि�ता योजना, 1976 के तहत उपलब्ध हो सके और हस्तांतरणी को हस्तांतरण
के्षत्र रखने का अगिधकार हो�ा बावजूद इसके गिक यह हस्तांतरणकता� के हार्थाो ंमें अगिधशेष घोगिषत गिकया
�या र्थाा। यह भी दावा गिकया �या है गिक ऐसे के्षत्र को अगिधशेष के रूप में घोगिषत करने वाला आदेश
अप्रभावी हो जाए�ा और उसके गिलए,  इस न्यायालय के पूण�  पीठ गिनण�य में  संदभ�  गिदया �या है संत
जसवंत कौर और एक अन्य बनाम हरिरयाणा राज्य और एक अन्य (13) मामले में और इस न्यायालय के
एक अन्य पूण� पीठ गिनण�य में हरिरयाणा राज्य और अन्य बनाम �ांद�ी, (14)।



(16)  जवाब में,  श्री एस.के.  गिबश्नोई,  डीएजी हरिरयाणा ने जोरदार तरीके से तक�  गिदया है गिक
उपहार पत्र के माध्यम से भूगिम का हस्तांतरण संबंगिधत अगिधकारिरयों द्वारा अवैध माना �या र्थाा। इसके
अलावा तक�  गिदया �या गिक अपीलकता�  उस समय नाबागिल� नही ंरे्था और इसगिलए यह माना नही ंजा
सकता है गिक वे मामले के तथ्यो ंसे अनजान रे्था और इसगिलए, उनके द्वारा सू�ना की कमी का दावा नही ं
गिकया जा सकता है। उन्होंकिने फॉम�  'F' पर सू�ना भी गिदखाई है, जो अपीलकता�ओं के पूव�ज-इन-इंE्र ेस्ट
गिजया  लाई  को  जारी  की  �ई  र्थाी,  लेगिकन  स्वीकार  गिकया  �या  है  गिक  हस्तांतरणकता�ओ/ंवत�मान
अपीलकता�ओं को सू�ना गिदए जाने का कोई प्रमाण नही ंहै। उन्होंकिने आ�े तक�  गिदया गिक अपीलकता�ओं
को कोई राहत नही ंदी जा सकती क्योकंिगिक उन्होंकिने  20 साल बाद अदालत का रुख गिकया है,  इसगिलए,
गिन�ली अदालतो ंद्वारा पारिरत आदेश कानून के अनुसार हैं और 29 गिसतंबर, 2004 के गिववागिदत आदेश
में सीखे हुए एकल न्यायाधीश द्वारा दज� गिनष्कष� को बनाए रखा जाना �ागिहए। 

(17) हमने पक्षो ंके गिवद्वान वकीलो ंको सुना है और रिरकॉड� का अवलोकन गिकया है। हमने पाया
है गिक यह अपील स्वीकाय�ता की योग्य है।

(18) कुछ तथ्य स्वीकार गिकए �ए हैं, अर्थाा�त्, गिजया लाई अपीलकता�ओं के पूव�ज-इन-इंE्र ेस्ट रे्था।
वह 15 अपै्रल, 1953 को �ांव समानी भोलान की राजस्व इसे्टE में  94.14 एकड़ कृगिष भूगिम के संपूण�
मागिलक और गिवशेष कबे्ज में रे्था, उनके अगिधशेष के्षत्र का मामला 15 मई, 1961 को गिनण�य गिकया �या
और 34.14 एकड़ भूगिम उनके हार्थाों में अगिधशेष घोगिषत की �ई,—गिवदे आदेश गिदनांक 15 मई, 1961
(अनुलग्नक P-1)  गिजसमें उनके द्वारा  18 अपै्रल, 1957 को रगिजस्टड�  उपहार पत्र के माध्यम से गिकया
�या हस्तांतरण नही ंदेखा �या। जमाबंदी अनुलग्नक P-10 और P-11 रिरकॉड� पर प्रश्न में भूगिम के संबंध
में अपीलकता�ओं और गिजया लाई की अल� स्वागिमत्व और कबे्ज को दशा�ती है जो गिक 15 मई, 1961
को भूगिम को अगिधशेष घोगिषत करने वाले आदेश से काफी पहले की है। प्रगितवादी—राज्य के वकील हमें
पहला, फॉम� 'F' पर अपीलकता�ओ/ंहस्तांतरणकता�ओ ंको कोई भी सू�ना गिदए जाने को नही ंगिदखा सके
और न ही उस आधार पर गिजस पर रगिजस्टड� उपहार पत्र को अवैध घोगिषत गिकया �या है। इन तथ्यो ंके
सार्था-सार्था दस्तावेज अनुलग्नक  P-10  और अनुलग्नक  P-11  को देखते हुए,  हम पाते हैं  गिक गिन�ली
अदालतों ने तथ्यों का सही मूल्यांकन करने में �लती की है और गिलस पर अनुमानों और संभावनाओं
पर गिनण�य गिलया है। 

(19) हरदेव गिसंह (सुप्रा), एस. बलवंत गिसंह �ोपड़ा (सुप्रा), धरम वीर (सुप्रा) और देस राज (सुप्रा)
के मामलो ंमें गिनयमो ंके गिनयम 6(3) की व्याख्या करते समय, यह गिनधा�रिरत गिकया �या है गिक सभी रुगि�
रखने वाले व्यक्ति?यो ंको सू�ना की सेवा की आवश्यकता प्राकृगितक न्याय के गिसद्धांतों पर आधारिरत है
गिजसमें गिकसी भी व्यक्ति? को एक अवसर प्रदान गिकया जाता है जो संबंगिधत काय�वाही में पारिरत गिकए जा
सकने वाले आदेश से प्रगितकूल रूप से प्रभागिवत हो सकता है। इसके आ�े यह भी माना �या गिक ऐसी
सू�ना की कमी को केवल इस आधार पर अनदेखा नही ंगिकया जा सकता है गिक गिवशेष हस्तांतरणी जो
काय�वाही में  रुगि� रखने वाले व्यक्ति? माने जा सकते हैं,  उनके पास वास्तव में  प्रस्तागिवत आदेश के
क्तिखलाफ कोई सश? ब�ाव नही ंहै, इसगिलए, यह माना �या गिक स्पष्ट है गिक गिनयम 6(3) के तहत सू�ना
को केवल उन व्यक्ति?यो ंको जारी करना हो�ा गिजनके नाम पEवारी द्वारा तैयार फॉम� 'डी' में उले्लक्तिखत
हो सकते हैं या गिजनके नाम सक� ल रेवेनू्य ऑगिफसर को उपलब्ध प्रासंगि�क राजस्व रिरकॉड� में गिवsेता या
दानी या अन्य हस्तांतरणी या भूगिम के गिकरायेदार के रूप में गिदखाई दे सकते हैं , गिजसे मूल भूगिमस्वामी



के अगिधशेष के्षत्र में  शागिमल गिकया जाना प्रस्तागिवत है। सू�ना के अभाव में,  यह माना �या गिक पूरी
काय�वाही बागिधत हो जाए�ी।

(20)  �ँूगिक अपीलकता�ओं के नाम राजस्व रिरकॉड�  यानी जमाबंदी  (एनेक्स्�र पी-10)  में  वष�
1959-60 के गिलए 15 मई, 1961 को अगिधशेष के्षत्र की घोषणा के आदेश से पहले दज� हैं,  इसगिलए,
फॉम� 'एफ' पर सू�ना अपीलकता�ओ ंके गिलए अगित आवश्यक र्थाी, जो गिक हस्तांतरणी/दानी रे्था। 

(21) हम अपीलकता�ओ ंके वकील द्वारा गिकए �ए प्रसु्तगितयो ंसे सहमत हैं गिक अपीलकता�ओ ंको
फॉम�  'एफ'  पर सू�ना के अभाव में,  अगिधशेष काय�वाही बागिधत हो �ई है क्योंकिगिक इंद्राज के मामले
(उपरो?) के अनुसार, सू�ना का प्रावधान अगिनवाय� है और यहां तक गिक अपीलकता�ओं के गिपता और
दादा की उपक्तिZर्थागित भी कानून की आवश्यकता का पया�B अनुपालन नही ंहै। 

(22) सीमा समय के गिबंदु के संबंध में, एक बार जब हमने यह मान गिलया है गिक फॉम� 'एफ' पर
सेवा अगिनवाय� है, जो गिक वत�मान अपीलकता�ओं को नही ंदी �ई है। सीमा समय फॉम� 'एफ' की प्राक्तिB
से शुरू हो�ा जैसा गिक वीर गिसंह  (उपरो?),  धरम वीर  (उपरो?),  Eेक राम  (उपरो?)  और भारत
स्टा��  और केगिमकल्स गिलगिमEेड  (उपरो?)  मामलों में  माना �या है क्योंकिगिक उप गिनयम  (6)  के तहत
पारिरत आदेश के सार्था फॉम� 'एफ' में बयान कलेक्टर का वास्तगिवक गिनण�य माना जाता है। 

(23)  उदाहरण के गिलए एक मामले में  यानी भारत गिसंह और केगिमकल गिलगिमEेड (उपरो?),
प्रगितवागिदयों द्वारा गिवलंब का मुद्दा उठाया �या र्थाा क्योंकिगिक उस मामले में  1962 में घोगिषत अगिधशेष के्षत्र
को 1963 में अपील में बरकरार रखा �या र्थाा लेगिकन उसे ल�भ� तीन दशको ंके बाद 1991 में �ुनौती
दी �ई र्थाी लेगिकन इस न्यायालय ने माना गिक उस मामले के यागि�काकता�  �ुणों पर गिव�ार करने से
वंगि�त नही ंगिकए जा सकते हैं  क्योंकिगिक फॉम�  'एफ' परोसा नही ं�या र्थाा,  इसगिलए कलेक्टर का आदेश
बागिधत है।

(24)  प्रतु्यkरकता�ओं के अनुसार स्वयं,  फॉम�  'F'  की सेवा  गिजया लाई पर की �ई र्थाी और
वत�मान अपीलकता�ओ,ं जो अंतरणकता� हैं, पर नही ंकी �ई र्थाी।

(25)  अंत में,  हरिरयाणा अगिधगिनयम की धारा  8(1) (अ)  के दृगिष्टकोण से,  अंतरणकता�  के सार्था
संबंध और अंतरण के मोड के बावजूद, अगिधगिनयम की धारा 12(3) के तहत घोगिषत अगिधशेष के्षत्र राज्य
सरकार में नही ंबसे�ा और अंतरणकता� को उस के्षत्र को बनाए रखने का अगिधकार हो�ा। इस तक�  में
योग्यता है क्योंकिगिक इसे इस न्यायालय की फुल बें� और गिडवीजन बें� के गिनण�यो ंमें जसवंत कौर (सुप्रा)
और हरिरयाणा राज्य बनाम �ंद�ी (सुप्रा) के मामलो ंमें गिनण�त गिकया �या है।

(26) उपरो? गिनष्कष� के परिरणामस्वरूप, जो हमने दज� गिकए हैं, सीखे �ए एकल न्यायाधीश
द्वारा  पारिरत  आपगिkजनक  आदेश  गिEकाऊ  नही ं हो  सकता  है  और  इसे  गिनरस्त  गिकया  जाता  है।
परिरणामस्वरूप,  वत�मान अपील स्वीकृत की जाती  है  और इसके  परिरणामस्वरूप,  15  मई,  1961
(अनुलग्नक P-1), 7  गिसतंबर, 1961 (अनुलग्नक P-3), 8  जनवरी, 1963 (अनुलग्नक P-4), 18  अपै्रल,



1983 (अनुलग्नक P-7) और 2 अ�स्त, 1983 (अनुलग्नक P-9) को अवैध घोगिषत गिकया जाता है और
ऐसे रूप में गिनरस्त गिकया जाता है। हालांगिक, ख�c के रूप में कोई आदेश नही ंहो�ा।

अस्वीकरण: Zर्थाानीय  भाषा  में  अनुवागिदत गिनण�य वादी के सीगिमत उपयो� के गिलए है तागिक वह
अपनी भाषा में इसे समझ सके और गिकसी अन्य उदे्दश्य के गिलए इसका उपयो� नही ंगिकया जा सकता है ।
सभी व्यवहारिरक और आगिधकारिरक उदे्दश्यो के गिलए गिनण�य का अंगे्रजी संस्करण प्रमागिणक हो�ा और
गिनष्पादन और काया�न्वयन के उदे्दश्य के गिलए उपयु? रहे�ा ।

                     

गिमताली अग्रवाल                                                                                         

 प्रगिशकु्ष न्यागियक अगिधकारी
                                                                                     (Trainee Judicial Officer) 

                                                                                               रेवाड़ी, हरिरयाणा


